भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1745
दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए
निजी क्षेत्र में ‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन
1745. 
प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः 
क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्‍या मंत्रालय लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में ऐसे उपबंध करने पर विचार कर रहा है, जो पीड़ितों को; यदि वे जांच प्रक्रिया और आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट न हो; प्रतिक्रिया देने की अनुमति प्रदान करता है;

(ख) 
शिकायत दर्ज करवाने वाली महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) 
क्या मंत्रालय ने उन निजी कंपनियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की है, जिन्होंने महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम को लागू नहीं किया है;

(घ) 
यदि हां, तो क्या इन कंपनियों ने अपने प्रकटीकरण में उक्त अधिनियम को लागू नहीं किए जाने संबंधी अपनी असफलता का जिक्र किया है और यदि हां, तो इसका कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्‍तर
डा. वीरेन्‍द्र कुमार                        महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री 
(क) : 
कार्यस्‍थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-18 पहले से ही यह प्रावधान करती है कि सिफारिशों से पीडि़त कोई भी व्‍यक्ति यथा-निर्धारित तरीके अनुसार अपील कर सकता है ।
(ख) :
अधिनियम की धारा-12 यह प्रावधान करती है कि जांच लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता के लिखित अनुरोध पर, कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न की शिकायतें करने वाली महिलाओं को अंतरिम उपायों के माध्‍यम से सुरक्षोपाय मुहैय्या कराए जाएंगे जिसमें पीडि़त महिला अथवा प्रतिवादी का दूसरे स्‍थल पर तबादला या पीडि़त महिला को तीन महीने की छुट्टी (उसकी मौजूदा छुट्टियों के अतिरिक्‍त) मंजूर करना या पीडि़त महिला को ऐसी कोई अन्‍य राहत देना, जैसा भी निर्धारित किया जाए, आदि शामिल है ।   
(ग) से (ड.) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कार्यस्‍थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रभावकारी कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्‍य सरकारों / संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों और प्रतिष्ठित कारोबारी एसोसिएशनों, जिसमें एसोसिएटिड चैम्‍बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्‍डस्‍ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्‍बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्‍डस्‍ट्री (फिक्‍की), कन्‍फैडरेशन ऑफ इंडियन इन्‍डस्‍ट्री (सीआईआई), नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सरविसिज कम्‍पनीज (नैशकॉम) आदि शामिल हैं, को परामर्शियां जारी करता है । 

साथ ही सभी राज्‍य सरकारों / संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध भी किया गया है कि वे इन्‍डस्‍ट्री एंड कामर्स विभागों के सचिवों को राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों में उद्योगों, कारोबारी घरानों तथा निजी क्षेत्र के निकायों को कार्यशाला तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का परामर्श दें ।  

लैंगिक उत्‍पीड़न अधिनियम की धारा-22 संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में  लैंगिक उत्‍पीड़न अधिनियम के तहत दायर किए गए और निपटाए गए  मामलों की संख्‍या प्रस्‍तुत करना अधिदेशित करती है अथवा जहॉं रिपोर्ट तैयार की जानी आवश्‍यक है, मामलों की ऐसी संख्‍या जिला अधिकारी को सूचित करे । हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर कार्पोरेट मामले के मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2018 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके द्वारा इसने कम्‍पनी (लेखा) नियमावली, 2014 में संशोधन करके प्रत्‍येक कम्‍पनी की निदेशक रिपोर्ट में लैंगिक उत्‍पीड़न अधिनियम के बारे में खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है । 

अधिनियम की धारा-26(1) के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्‍यों के उल्‍लंघन के मामले में नियोक्‍ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और अनुवर्ती उल्‍लंघनों के मामले में जुर्माना दोगुना हो जाएगा और साथ ही, उसका लाइसेंस रद्द करने या वापस लेने , रद्द करने या अपने कार्यकलाप को निष्‍पादित करने के लिए अपेक्षित रजिस्‍ट्रेशन को नवीकृत न करने के रूप में दंड लगाया जाएगा ।
*****
